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राज्‍य सभा
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय


अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 115
मंगलवार दिनांक 22 नवम्‍बर, 2011/1 अग्रहायण, 1933 (शक) को होने वाली सभा की बैठक के लिए प्रश्‍न।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली केरोसिन डिलेवर्ड सप्‍लाई स्‍कीम का कार्यकरण
115.
सुश्री अनुसुइया उइके:
क्‍या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

(क)
डिलेवर्ड सप्‍लाई स्‍कीम देश के किस-किस राज्‍य में प्रभावशाली है तथा जिन-जिन राज्‍यों में यह स्‍कीम लागू नहीं है उसकी क्‍या वजह है;
(ख)
क्‍या केरोसिन डीलर (फार्म 15 का लायसेन्‍सधारी) केरोसिन का दुरूपयोग रोकने के लिए डिलेवर्ड सप्‍लाई स्‍कीम के अंतर्गत जहां कि यह स्‍कीम लागू नहीं है; तो क्‍या भारत सरकार उसे अनुमति प्रदान करेगी; और
(ग)
यदि हां, तो इसका विवरण क्‍या है? 

उत्‍तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री आर0 पी0 एन0 सिंह)
(क) 
सरकार ने, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा मिट्टी तेल की सुपुर्द आपूर्तियों और वितरण और मिट्टी तेल के विपणन के संबंध में अन्‍य मामलों पर 1993 में राज्‍य सरकारों को सलाह दी थी। सरकार द्वारा सलाह दी गई थी कि थोक में भंडारण सुविधाएं रखने वाले डीलरों को पीडीएस मिट्टी तेल की सुपुर्द आपूर्तियां 1.1.1994 से शुरू कर देनी चाहिए। ओएमसीज को यह भी सलाह दी गई थी कि वे थोक भंडारण की सुविधाओं की व्‍यवस्‍था 31.3.1994 तक कर लें।
(ख) और (ग)  सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सुपुर्दगी मिट्टी तेल का वितरण राज्‍य का विषय है, इस प्रकार यह पूरे तौर पर राज्‍य सरकार के प्राधिकारियों के नियंत्रण में है। इन निर्देशों को कार्यान्‍वित करना राज्‍य सरकारों की जिम्‍मेदारी है। ओएमसीज द्वारा सुपुर्द आपूर्तियों के संबंध में निर्देशों के कार्यान्‍वयन की स्‍थिति निम्‍नानुसार है:- 

(i)
दिल्‍ली और उत्‍तर प्रदेश जैसे राज्‍यों में मिट्टी तेल डीलर असोसिएशन न्‍यायालय में चली गई और उसने पीडीएस मिट्टी तेल की सुपुर्द आपूर्ति योजना के विरूद्ध स्‍थगन प्राप्‍त कर लिया।
(ii)
छत्‍तीसगढ़ और मध्‍य प्रदेश जैसे राज्‍यों में, योजना 1.1.1994 से कार्यान्‍वित की गई थी लेकिन बाद में एक्‍स-एमआई (विपणन संस्‍थापन) आपूर्तियों की ओर वापस मुड़ गए।
(iii)
उत्‍तराखंड, महाराष्‍ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और झारखंड जैसे कुछ राज्‍यों में पीडीएस मिट्टी तेल की सुपुर्द आपूर्ति योजना अंशत: कार्यान्‍वित की गई।
(iv)
पूर्वोत्‍तर राज्‍यों, हिमाचल प्रदेश और जम्‍मू और कश्‍मीर में 1993 में, इस मंत्रालय के निर्देशों से पहले पीडीएस मिट्टी तेल के लिए सुपुर्द आपूर्ति योजना पहले से प्रचलित थी।
(v)
सुपुर्द आपूर्ति योजना पूरे देश में अधिसूचित पर्वतीय क्षेत्रों में भी प्रचलित है।
(vi)
गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी, पश्‍चिम बंगाल, सिक्‍किम, उड़ीसा, पंजाब और राजस्‍थान जैसी कुछ राज्‍य सरकारों ने इस योजना को कार्यान्‍वित नहीं किया।

ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि पीडीएस मिट्टी तेल की सुपुर्दगी राज्‍य का विषय होने के कारण, मिट्टी तेल की सुपुर्द आपूर्तियों पर इस मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों पर चूंकि अलग-अलग राज्‍य सरकारों ने अलग-अलग ढंग से कार्रवाई की है, इसलिए इन दिशानिर्देशों के कार्यान्‍वयन में कोई एकरूपता नहीं है।
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